
क.

   श्री दिग्विजय सीमेंट कं.ग्विदिमटेड।और ओआरएस।

ी.

   राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस.

17 दिसंबर, 1999

बी. [एस. पी. भरुचा, बी. एन. दिकरपा, ी. एन. खर,े डी. पी. मोहपात्र,

एन.  संतोश हेगडे़, जे. जे.]

   कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम, 1956-  /ारा 8 (5)-    राजस्थान राज्य द्वारा 12 माच1, 1997   को जारी अधि/सूचना-    दिबक्री कर की
र में कमी

क.

       राजस्थान में दिकसी भी व्यापारी द्वारा सीमेंट की अंतर-    राज्यीय दिबक्री पर 4  प्रधितशत तक-   अधि/दिनयम की /ारा 8 (4)   में प्रान दिकए
                 गए फॉम1 सी में घोषणा या फॉम1 डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आश्यकता के साथ दितरण-    ै/ काननूी और सं/ैादिनक।

  भारत का सदंि/ान, 1950-  अनुच्छे 301  और 303-   दिबक्री में कमी

डी.

  सीमेंट की अंतर-                  राज्यीय दिबक्री और फॉम1 सी घोषणा और फॉम1 डी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कर की र 4 प्रधितशत-  संै/ादिनक
ै/ता

आयोजिजत,    मूल्यान और संै/ादिनक।याधिचकाकता1 1  और 3   सीमेंट कंपदिनयाँ थीं,        जिजनकी दिदिनमा1ण ई इकाइयाँ गुजरात राज्य में
           थीं।उनके द्वारा दिनर्मिमत सीमेंट गुजरात और अन्य जगहों पर बेचा जाता था।

राजस्थान राज्य ने कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम, 1956 की /ारा 8 (5) के तहत, 8 जनरी 1990 और 27 जनरी 1990

   की अधि/सूचना जारी की,         जिजसका प्रभा राजस्थान से एफ डीरों द्वारा सीमेंट की अंतर-       राज्यीय दिबक्री पर कर को घटाकर 7 

  प्रधितशत करने पर पड़ा,        भ ही स्थानीय दिबक्री के संबं/ में कर

16 % .                   इन अधि/सूचनाओं को उपरोक्त कंपदिनयों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायाय में एक रिरट याधिचका में चुनौती ी गई थी।इस रिरट
         याधिचका के ंदिबत रहने के ौरान राजस्थान राज्य द्वारा 7  माच1 1994        को एक और अधि/सचूना जारी की गई थी,   जिजसमें सीमेंट

 की अंतर-         राज्यीय दिबक्री पर कर की र को घटाकर 4    प्रधितशत कर दिया गया था,          और फॉम1 सी घोषणा या फॉम1 डी भी प्रस्तुत
  दिकया गया था।

जी.

       राजस्थान में दिके्रताओं द्वारा प्रमाण पत्र जिजन्होंने अंतर-           राज्यीय दिबक्री को प्रभादित दिकया था।उपरोक्त रिरट याधिचका में संशो/न
   दिकया गया और 7 माच1, 1994       की अधि/सूचना को भी चनुौती ी गई।

याधिचकाकता1ओं की शिशकायत थी दिक दिबक्री कर में इस तरह की कमी के परिरणामस्रूप राजस्थान से सीमेंट पड़ोसी राज्यों में बहुत
  सस्ता हो गया।
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428 श्री दिग्विजय सीमेंट कं.ग्विदिमटेड।ी.राज्य

            गुजरात जैसे राज्य और इससे ए दिनर्मिमत सीमेंट की स्थानीय दिबक्री प्रभादित हुई।
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                     गुजरात में स्थानीय दिबक्री पर दिबक्री कर की उच्च र के कारण गुजरात में याधिचकाकता1ओं द्वारा।यह आगे प्रस्तुत दिकया गया दिक कर
          की र में इस तरह की कमी संदि/ान के भाग XIII              में दिनदिहत योजना के दिपरीत थी और इसग्विए इसे दिनरस्त दिकया जा सकता

ह।ै

                  राजस्थान उच्च न्यायाय द्वारा रिरट याधिचका खारिरज दिकए जाने के बा याधिचकाकता1ओं ने दिशेष अनमुधित याधिचका ायर की
     जिजसकी सुनाई की गई और 5  माच1 1997     को फैसा सुरधिPत रखा गया।

12 माच1 1997      को राजस्थान राज्य ने /ारा 8 (5)             के तहत एक और अधि/सूचना जारी की जो पह की अधि/सूचना के समान
            थी जिजसमें उसने उस राज्य के दिकसी भी व्यापारी द्वारा सीमेंट की अंतर-          राज्य दिबक्री पर दिबक्री कर की र को घटाकर 4  प्रधितशत
    कर दिया और /ारा 8 (4)                द्वारा आश्यक फॉम1 सी घोषणा या फॉम1 डी प्रमाण पत्र की आश्यकता को समाप्त कर दिया।

   इस न्यायाय ने 21  माच1 1997          को याधिचकाकता1ओं की ीानी अपी को स्ीकार कर ग्विया और 8  जनरी 1990,27 

 जनरी 1990  और 7  माच1 1994              की दिपछी अधि/सूचना को रद्द कर दिया।न्यायाय ने श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी और ए. 
एन. आर.   में फैसा सुनाया।ी.  राजस्थान राज्य, [1994] 5 एस. सी. सी. 406      दिक कर की र को 16    प्रधितशत से घटाकर
4 प्रधितशत करने से राजस्थान से गुजरात में सीमेंट की बढ़ती प्रषेण और गुजरात में दिनर्मिमत सीमेंट की स्थानीय दिबक्री में कमी का

 प्रभा पड़ा,                  और इसके परिरणामस्रूप व्यापार के मुक्त ई प्राह पर प्रत्यP और तत्का प्रधितकू प्रभा पड़ा।अात ने आगे
                    कहा दिक फॉम1 सी घोषणा प्रस्तुत करने की आश्यकता के साथ दितरण अधि/सूचनाओं का कर के भगुतान की चोरी को

      सुदि/ाजनक बनाने का प्रभा था और इसग्विए,  अध्याय XIII       में दिनदिहत संै/ादिनक योजना का उल्लघंन था।

     याधिचकाकता1ओं की रिरट याधिचका पर एफ. 26 नबंर, 1998            को तीन न्याया/ीशों की पीठ द्वारा सुनाई की गई और इसने कहा
 दिक 21  माच1 1997       को न्यायाय के फैस द्वारा अनुच्छे 301  और 303         का उल्लंघन करते हुए इसी तरह की दिपछी

                   अधि/सूचनाओं को रद्द कर दिया गया था और इस फैस पर एक बड़ी पीठ द्वारा दिचार करने की आश्यकता ह।ै

          नतीजतन यह मामा जी के ग्विए सै/ादिनक पीठ के समP आया

दिनपटान।

         याधिचकाकता1ओं की ओर से यह प्रस्तुत दिकया गया था दिक

( i) /ारा 8 (5) के तहत ह दिादित अधि/सूचना इसके साथ असंगत थी

        कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम में दिनदिहत दि/ायी नीधित और एच

पी.

1 430

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5   एस सी आर।

 एक अस्ीकाय1ः

( (ii)        फॉम1 सी प्रस्तुत करने की आश्यकता का दितरण।

        घोषणा या फॉम1 डी प्रमाणपत्र संदि/ान के अनुच्छे 301 और 303   का उल्लंघन था।

          संदि/ान ने मा की मुक्त आाजाही को रोका या बाधि/त दिकया

    एक राज्य से सूरे राज्यः

 

( (iii)            इससे कर चोरी की सुदि/ा हुई और इसकी अनुमधित नहीं थी और
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( (iv)               इसे सा1जदिनक दिहत में नहीं माना जा सकता है जैसा दिक दिचार दिकया गया ह।ै

 /ारा 8 (5)।

          प्रत्यर्थिथयों ने यह प्रस्तुत करते हुए रिरट याधिचका का दिरो/ दिकया दिक

एस.

       दिादित अधि/सूचना जनदिहत में जारी की गई थी,    यह उल्लंघनकारी नहीं थी

  संदि/ान के भाग XIII का,          और यह दिक इस न्यायाय का पू1 दिनण1य दिनांदिकत है

21 माच1, 1997          सही कानून दिन/ा1रिरत नहीं करता है और इसकी आश्यकता है

 पुनर्मिचार दिकया गया।

रिरट याधिचका खारिरज करते हुए, अात ने

डी.

अ/ारिरत 1. एन. के.           नटराज मुग्वियार के फैस ने न के इसे बरकरार रखा है

     कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम की /ारा 8 (2), (2 ए)  और (5)   की ै/ता दिकन

     यह पाया गया दिक /ारा 8  की उप-  /ारा (5)      राज्य सरकार को अधि/कृत करती ह।ै

           सा1जदिनक दिहत में कर की र को माफ करना या कम करना,    चाहे कुछ भी हो

  ई /ारा 8  में दिनदिहत ह।ैइसग्विए,  /ारा 8 (5)             के तहत शदिक्त के प्रयोग को कोई चनुौती नहीं ी जा सकती है,    जिसाय इस आ/ार के
      दिक ऐसी शदिक्त के पास नहीं है

    जनदिहत में प्रयोग दिकया गया।[ 444 - डी]

  मद्रास राज्य बनाम।एन. के.  नटराज मुग्वियार, [1968] 3 एस. सी. आर. 829,   ने भरोसा दिकया

पर।

 च

2.  /ारा 8 (5)            को /ै माना गया है और इसके ायरे को समझाया गया है

          इस न्यायाय के पू1 दिनण1य में यह प्रा/ान है दिक अंतर-     राज्यीय दिबक्री के संबं/ में

              राज्य में अपना व्यसाय स्थान रखने ा दिकसी भी व्यापारी द्वारा कुछ प्रकार की स्तुएँ,

              कोई कर य नहीं होगा या कर की गणना उनसे कम रों पर की जाएगी।

उप-  /ारा (1)  या उप-  /ारा (2)  में दिदिनर्मिष्ट।[ 446 - सी]

जी.

   तदिमनाडु राज्य और अन्य।ी.    सीताक्ष्मी दिमल्स और ओआरएस।, [ 1974 ] 4 एससीसी

408 ;    ाग्वियर रयेॉन जिसल्क एम. एफ. जी.& डब्ल्यूीजी।कं.   ग्विदिमटेड बनाम।आजिसस्टेंट।दिबक्री आयकु्त

क.

कर, [1974] 4 एस. सी. सी. 98    और ीधिडयो इक्ट्र ॉदिनक्स (पी)    ग्विदिमटेड बनाम।पंजाब राज्य और

एन. आर., [ 1990 ] 3 एस. सी. सी. 87,   पर भरोसा दिकया।
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3. अंतर-                 राज्य दिबक्री कर की र को छूट ने या कम करने की शदिक्त श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।

एच.

ग्विदिमटेड।ी.  राज्य 431

   कुछ प्रकार की स्तुओं पर,           जैसे दिक तत्का माम में सीमेंट का उपयोग करना पड़ता है

           जब राज्य सरकार संतुष्ट हो दिक ऐसा जनदिहत में करना आश्यक ह।ै[ 446 - डी]

4. अंतर-          राज्यीय दिबक्री पर कर की उच्च र जो प्रचग्वित थी

                     इसके परिरणामस्रूप दिदिनमा1ण इकाइयों ने राजस्थान राज्य में दिबना दिकसी कर का भुगतान दिकए बी एक राज्य से सूरे राज्य में
      सीमेंट की शाखा हस्तांतरण का सहारा ग्विया।[ 446 - जी]5.         राजस्थान राज्य के भीतर सीमेंट की मांग के साथ

सीदिमत, राजस्थान राज्य से सीमेंट की अंतर-राज्यीय दिबक्री को प्रोत्सादिहत करना अदिनाय1 हो गया।अंतर-राज्यीय दिबक्री कर की
      र को कम करने में सुदि/ा हुई

                        उच्च कर ापसी में और उद्योग में काम करना जारी ह।ैयह स्पष्ट रूप से शा1ता है दिक उक्त अधि/सूचना जारी करना जनदिहत में था
     जैसा दिक अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)   द्वारा परिरकल्पिल्पत ह।ै[ 447 - ए-बी]

6.                       के इसग्विए दिक गुजरात राज्य में सीमेंट की दिबक्री पर कर की स्थानीय र डी राजस्थान से बेचे जाने ा सीमेंट पर अंतर-
    राज्य दिबक्री कर से अधि/क थी,          इस दिनष्कष1 पर नहीं पहुचं सकता है दिक दिादित अधि/सूचना

               एक राज्य से सूरे राज्य में मा की मुक्त आाजाही को रोका या बाधि/त दिकया।ास्त में,     आPेदिपत अधि/सूचना का दिपरीत
                   प्रभा पड़ा।इसने राजस्थान से अन्य राज्यों में सीमेंट की आाजाही को बढ़ाया।ऐसा नहीं है दिक दिादित अधि/सूचना ने एक बा/ा
               उत्पन्न की है जिजसका मा की मुक्त आाजाही में बा/ा डाने का प्रभा हो सकता है,   दिकन सूरी ओर,     दिबक्री कर बा/ा को

       कम कर दिया गया था जिजसके परिरणामस्रूप अंतर-        राज्य व्यापार पर मात्रा में धृिg हुई थी।[ 444 - सी-डी]7.  /ारा 8 (5)  के
तहत जारी अधि/सूचना का गैर-बाध्यकारी खंड को खते हुए अधित-प्रभाी प्रभा हो सकता ह।ैफॉम1 सी और फॉम1 डी को

               राजस्थान के डीरों द्वारा एफ पंजीकृत डीर या राजस्थान के बाहर दिकसी सरकारी दिभाग को अंतर-    राज्यीय दिबक्री के प्रमाण के
                       रूप में माना जाता ह।ैदिादित अधि/सूचना में दिके्रता को दिब या नक ज्ञापन में खरीार का नाम और पता ज1 करना होता है
  जिजसे उसे अंतर-                  राज्यीय दिबक्री के संबं/ में जारी करना होता है और दिके्रता को यह सादिबत करना होता है दिक न-  न अंतर-

                      राज्यीय दिबक्री की प्रकृधित का था।जी व्यापारी के ग्विए दिब या नक ज्ञापन में खरीार का नाम और पता ज1 करना अदिनाय1
                    बनाकर प्रपत्र सी और प्रपत्र डी प्रस्तुत करने की आश्यकता के प्रधितस्थापन का कर चोरी को सुदि/ाजनक बनाने का प्रभा नहीं

                 पडे़गा।राजस्थान राज्य का अनुभ रहा है दिक इस तरह की अधि/सूचनाओं के जारी होने से सीमेंट की अंतर-   राज्यीय दिबक्री में
      इसके कर राजस् में ृधिg हुई ह।ै[ 447 - ई-जी]8.  एच 432  द्वारा अंतर-           राज्यीय दिबक्री कर की र में परिरत1न की स्पष्ट रूप से

 अनुमधित ह।ै

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी. पी.5   एस सी आर।

 /ारा 8 (5)             जिजसकी ै/ता को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया ह।ैयह दिनष्कष1 दिक अंतर-       राज्य दिबक्री कर की र में शिभन्नता, जो
     एक स्थानीय रीयता पैा करती ह,ै    संदि/ान के भाग XIII     में योजना के दिपरीत ह,ै         सही नहीं ह।ैसूरी ओर छूट ने की शदिक्त को

         बरकरार रखा गया है बशतi इसका रुुपयोग न दिकया गया हो।[ 448 - डी-ई; 448-एच; 449-ए]  बी 9।1957 से पह,  /ारा
8 (5) ने कें द्र सरकार को कें द्रीय दिबक्री कर (संशो/न) अधि/दिनयम 1957 के साथ सा1जदिनक दिहत में दिबक्री कर की र को कम

   करने की शदिक्त ी थी,             संस ने यह शदिक्त कें द्र के बजाय राज्य सरकारों को प्रान की थी।

       सरकार।इस ऐधितहाजिसक पृष्ठभूदिम में अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)            में उजिल्लग्विखत जनदिहत में दिनधिkत रूप से राज्य का जनदिहत शादिम
होगा।

एस.

           चिंचधितत हैं।यदि कर की र में कमी के परिरणामस्रूप उद्योग के साथ-         साथ चूना पत्थर के खनन में ृधिg होती ह,ै     तो यह नहीं कहा
           जा सकता है दिक अधि/सूचना जनदिहत में जारी नहीं की गई थी।[ 449 - डी-एफ]
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10.  तत्का माम में,                      डी अधि/सचूना का ाभ उठाने की शत1 यह है दिक दिब या नक ज्ञापन में खरीार का नाम और पूरा पता
            बताना होगा और इसके परिरणामस्रूप यह सादिबत करने का बोझ दिक नन अंतर-      राज्यीय दिबक्री की प्रकृधित का था,   दिके्रता पर
   ह।ैअतः मूल्यांकन के समय,          जो व्यापारी उक्त अधि/सूचना का ाभ प्राप्त करना चाहता है,        उसे राज्य के बाहर खरीार की पहचान
            स्थादिपत करनी होगी और ब में यह भी सादिबत करना होगा दिक अंतर-          राज्यीय दिबक्री हुई ह।ैई कर जो एकत्र दिकया जाता ह,ै  उस

          राज्य को आंदिटत दिकया जाता है जहाँ से परिरहन होता ह।ै

   मा शुरू होता ह।ैइसग्विए,          इस सा को दिक क्या कर की चोरी होती है,          उस राज्य के ग्विए प्रासंदिगकता के साथ खा जाना
                     चादिहए।यदि कर में कमी के परिरणामस्रूप अधि/क ोगों को उस राज्य को कर का भगुतान करने के ग्विए प्रोत्सादिहत करके कर

               संग्रह में ृधिg होती है तो यह आग्रह नहीं दिकया जा सकता है दिक अनुच्छे 301     का उल्लंघन दिकया गया ह।ै[ 450 - ए-सी]

च

11.         यह दिचार दिक अधि/सूचना की आश्यकता के साथ दितरण

                     प्रपत्र सी में घोषणा प्रस्तुत करने से कर के भगुतान की चोरी को सुदि/ाजनक बनाने का प्रभा पड़ा और यह अध्याय XIII में
                    दिनदिहत संै/ादिनक प्रा/ानों की योजना का उल्लघंन था जिजसकी सस्यता नहीं ी जा सकती ह।ैके यह तथ्य दिक गुजरात में
         सीमेंट की स्थानीय दिबक्री प्रधितकू रूप से प्रभादित हुई होगी,          जी के परिरणामस्रूप दिादित अधि/सचूना को व्यापार के मुक्त प्राह

     को प्रभादित करने और अनुच्छे 301                 का उल्लंघन करने के रूप में नहीं माना जा सकता ह।ैउक्त प्रा/ान एक राज्य से सूरे
               राज्य में मा की आाजाही से संबंधि/त है और जहां तक तत्का माम का संबं/ ह,ै    कर में कमी के साथ,   आाजाही बढ़ी है, 
       बल्पिल्क कम हो गई ह।ैराजस्थान राज्य द्वारा 12  माच1 1997          को जारी अधि/सूचना की ै/ता को तनुसार बरकरार रखा गया ह।ै

एच.

( 434 - एफ; 450-जी; 451-बी]    श्री दिग्विजय स्मारक कंपनी।

ग्विदिमटेड।ी.राज्य [दिकरपा, जे.] 433 नागरिरक मू न्यायदिनण1यःरिरट याधिचका (सी) सं. 366/1997 ए (भारत के संदि/ान
  के अनुच्छे 32 के तहत)

डब्ल्यू. पी.     में याधिचकाकता1ओं के ग्विए (ग) नं.  शांधित भषूण,  सुनी गुप्ता, आर. पी.

सघंी,  पुनीत त्यागी,    नरेंद्र शमा1 और आर. पी. सिंसह।

     बी उत्तराताओं के ग्विए राजस्थान राज्य बी. सेन,   सुशी कुमार जैन, ए.

दिमश्रा,      सुश्री म/ ुरिरमा ताधितया और अरुणेश्वर गुप्ता।

डब्ल्यू. पी.    में प्रत्यथs संख्या 4 (ग) नं. 366/97 आर. एफ. नरीमन,  प्रीप अग्रा,

एम. ए.     पटोी और सुश्री प्रधितभा जैन।

एस.

डब्ल्यू. पी.   में प्रत्यथs संख्या 5 (ग) सं. 366/97  प्रीप अग्रा और

सुश्री प्रधितभा जैन।

       न्यायाय का दिनण1य इसके द्वारा दिया गया था

दिकरपा, जे.          इस रिरट याधिचका में चुनौती अधि/सचूना डी के ग्विए है

         राजस्थान राज्य द्वारा कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)    के तहत दिनांक 12 माच1, 1997     को जारी दिकया गया
[   संPेप में 'अधि/दिनयम']             जिजसके तहत उसने उस राज्य के दिकसी भी व्यापारी द्वारा सीमेंट की अंतर-     राज्यीय दिबक्री पर दिबक्री कर

    की र को घटाकर 4        प्रधितशत कर दिया और अधि/दिनयम की /ारा 8 (4)   द्वारा अनुध्यात प्रपत्र-     सी में घोषणा या प्रपत्र-   डी में
         प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आश्यकता को समाप्त कर दिया।

ई.
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         श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी ग्विदिमटेड और मैसस1 गुजरात अंबुजा सीमेंट्स ग्विदिमटेड,  याधिचकाकता1 नं।1   और यहाँ 3,   सीमेंट का
                    दिनमा1ण करते हैं और गुजरात राज्य में उनकी दिदिनमा1ण इकाइयाँ हैं।उनके द्वारा दिनर्मिमत सीमेंट गुजरात और अन्य जगहों पर बेचा

    जाता ह।ैराजस्थान राज्य ने 8 जनरी, 1990  और 27 जून, 1990  की /ारा 8 (5)      अधि/सूचनाओं के तहत जारी दिकया था, 
  जिजसका प्रभा एफ

    राजस्थान के दिके्रताओं द्वारा अंतर-       राज्यीय दिबक्री पर कर को घटाकर 7    प्रधितशत कर दिया गया,      भ ही स्थानीय दिबक्री के संबं/
  में कर 16        प्रधितशत था।इन अधि/सूचनाओं को याधिचकाकता1ओं द्वारा फररी 1994        में राजस्थान उच्च न्यायाय में एक रिरट

                याधिचका ायर करके चुनौती ी गई थी।इस याधिचका के ंदिबत रहने के ौरान राजस्थान राज्य ने 7 माच1, 1994   को अधि/दिनयम
  की /ारा 8 (5)       के तहत एक और अधि/सूचना जारी की,    जिजसमें सीमेंट की अंतर-         राज्यीय दिबक्री पर कर की र को घटाकर 4 

प्रधितशत जी कर दिया गया और राजस्थान में दिके्रताओं द्वारा प्रपत्र-सी में घोषणा या प्रपत्र-डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की
  आश्यकता नहीं थी,  जिजन्होंने अंतर-     राज्यीय दिबक्री को प्रभादित दिकया हो।

1

7 माच1, 1994          की इस अधि/सूचना में उपरोक्त रिरट याधिचका में संशो/न करके

    उसे भी चुनौती ी गई।

          उपरोक्त याधिचका में याधिचकाकता1ओं की शिशकायत यह थी दिक एच 434   के रूप में

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5   एस सी आर।

        दिबक्री कर में इस तरह की कमी के परिरणामस्रूप,             राजस्थान से सीमेंट गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों में बहुत सस्ता हो गया और
                   इसने गुजरात में याधिचकाकता1ओं द्वारा दिनर्मिमत सीमेंट की स्थानीय दिबक्री पर प्रधितकू प्रभा डाा क्योंदिक उस राज्य के भीतर

         स्थानीय दिबक्री पर दिबक्री कर की उच्च र थी।इस तरह

+

             यह तक1 दिया गया दिक कर की र में कमी संदि/ान के भाग XIII            में दिनदिहत योजना के दिपरीत थी और इसे दिनरस्त दिकया जा
 सकता था।

           राजस्थान उच्च न्यायाय ने रिरट याधिचका को खारिरज कर दिया।इसके बा ए

            इस अात में दिशेष अनुमधित याधिचका ायर की गई थी।अनमुधित ी गई और 1997     की जिसदि अपी संख्या 2145  की
    सुनाई की गई और 5 माच1, 1997       को दिनण1य सुरधिPत रखा गया।इसके बा 12 माच1, 1997      को राजस्थान राज्य ने /ारा 8 

(5) के तहत दिादित अधि/सूचना जारी की जो पह की अधि/सूचनाओं के समान थी और सीमेंट की अंतर-राज्यीय दिबक्री पर कर
    की र को जारी रखा।

1

。

4     प्रधितशत की कम र पर।12 माच1, 1997    की यह अधि/सूचना 31 माच1, 1998     तक ागू रहने ाी थी।

21 माच1, 1997          को याधिचकाकता1ओं द्वारा ायर अपी को स्ीकार कर ग्विया गया।

  डी और 8 जनरी, 1990,27 जून, 1990  और 7 माच1, 1994          की दिपछी अधि/सूचनाओं को रद्द कर दिया गया था।उक्त
          दिनण1य में श्री दिग्विजय के रूप में सूधिचत दिकया गया है

   सीमेंट कंपनी और एन. आर.ी.    राजस्थान राज्य और अन्य।, [ 1994 ] 5  एससीसी 406,  यह था

       उन्होंने कहा दिक कर की र को 16    प्रधितशत से घटाकर 4       प्रधितशत करने का प्रभा ृधिg पर पड़ा
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               राजस्थान से गुजरात में सीमेंट का प्रषेण और स्थानीय स्तर पर सीमेंट की मात्रा में कमी

       गुजरात में दिनर्मिमत सीमेंट की दिबक्री और उक्त अधि/सूचनाएँ,

                       ई को व्यापार के मुक्त प्राह पर प्रत्यP और तत्का प्रधितकू प्रभा डाने के ग्विए खराब माना गया था।यह भी माना गया दिक
अधि/सूचनाएँ

प्रपत्र-              सी में घोषणा प्रस्तुत करने की आश्यकता ने सदुि/ा प्रान करने का प्रभा डाा

      कर के भुगतान की चोरी और इसग्विए,    योजना का उल्लघंन था

आई.

 अध्याय XIII    में दिनदिहत संै/ादिनक प्रा/ान।

च

    त1मान रिरट याधिचका में 12       ीं की अधि/सूचना को चनुौती ी गई ह।ै

माच1, 1997,        जो पह की अपी में दिषय नहीं था, पर

      जिजन आ/ारों को इस न्यायाय ने 21       तारीख के अपने उपरोक्त दिनण1य में समथ1न दिया

माच1, 1997।

26 नंबर, 1998          को इस याधिचका पर तीन सस्यीय पीठ ने सुनाई की।

जी.

          न्याया/ीश।यह खा गया दिक श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के माम (ऊपर)         में इसी तरह की दिपछी अधि/सचूनाओं को इस आ/ार
           पर रद्द कर दिया गया था दिक  संदि/ान के अनुच्छे 301  और 303           का उल्लंघन कर रही थीं।पीठ ने कहा दिक उपरोक्त दिनण1य
         पर एक बड़ी पीठ द्वारा दिचार करने की आश्यकता ह,ै         दिशेष रूप से उक्त एच अधि/सचूना पर अनुच्छे 301  और 303   के ागू

होने के संबं/ में।इस तरह इस याधिचका पर इस पीठ द्वारा सुनाई की गई ह।ै

   श्री दिग्विजय सीमेंट कं.ग्विदिमटेड।ी.  राज्य (दिकरपा, जे.)    अधि/दिनयम की /ारा 435  /ारा 8,         जहां तक यह इस ए के उद्देश्य के
  ग्विए प्रासंदिगक है

   मामा इस प्रकार हःै

8. अंतर-           राज्यीय व्यापार या ाशिणज्य के ौरान दिबक्री पर कर की रें-( 1 ) प्रत्येक दिके्रता,  जो अंतर-    राज्यीय व्यापार या
  ाशिणज्य के ौरान

 

( (क)      सरकार को कोई स्तु बेचता ह;ै या

( ख)           सरकारी स्तुओं के अाा दिकसी अन्य पंजीकृत दिके्रता को बेचता ह।ै

उप-  /ारा (3)   में दिनर्मिष्ट दिरण;

           इस अधि/दिनयम के तहत कर का भगुतान करने के ग्विए उत्तरायी होगा,   जो होगा [   प्रधित ष1 चार

   उनके कारोबार का प्रधितशत।

( 2 )        घोदिषत स्तुओं के माम में जहां तक अंतर-             राज्यीय व्यापार या ाशिणज्य के ौरान मा की दिबक्री से संबंधि/त कारोबार या
    उसके दिकसी दिहस्से का संबं/ ह,ै           दिकसी भी व्यापारी द्वारा उसके कारोबार पर य कर की गणना (     डी र के ोगनेु पर)  उधिचत

राज्य के भीतर ऐसी स्तुओं की दिबक्री या खरी पर ागू होगी; और
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( ख)         घोदिषत स्तुओं के अाा अन्य स्तुओं के माम में,             गणना स प्रधितशत की र से या उपयकु्त राज्य के भीतर ऐसी
          स्तुओं की दिबक्री या खरी पर ागू र पर की जाएगी।

   जो भी अधि/क हो;

                        और ऐसी कोई गणना करने के उदे्दश्य से ऐसा कोई भी दिके्रता दिबक्री कर काननू या उपयकु्त राज्य के तहत कर का भुगतान करने
     के ग्विए उत्तरायी व्यापारी समझा जाएगा,             भ ही ह ास्त में उस कानून के तहत इतना उत्तरायी न हो।

 च

( 2 - क)  /ारा 6 की उप-  /ारा (1-क)     या इस /ारा की उप-  /ारा (1)  या उप-  /ारा (2)   के खंड (ख)      में दिकसी बात के होते हुए
भी,            इस अधि/दिनयम के तहत एक व्यापारी द्वारा अपने कारोबार पर य कर,          जहां तक दिक कारोबार या उसका कोई दिहस्सा दिकसी
ऐसी स्तु की दिबक्री से संबंधि/त ह,ै या जिजसकी खरी, यथाल्पिस्थधित, उपयकु्त राज्य की दिबक्री कर काननू जी के तहत, आम तौर

                  पर कर से छूट प्राप्त है या आम तौर पर उस र से कर के अ/ीन है जो (  चार प्रधितशत) (         चाहे कर या शुल्क कहा जाए या दिकसी
  अन्य नाम से)   से कम हो,    शून्य या शून्य होगा।

   मामा हो सकता है,      कम र पर गणना की जाएगी।

स्पष्टीकरण-- इस उप-          /ारा के प्रयोजनों के ग्विए एक दिबक्री या खरी एच

{ 436

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5 एस. सी. आर. ए.            दिकसी भी स्तु को उपयकु्त राज्य के दिबक्री कर कानून के
         तहत आम तौर पर कर से मुक्त नहीं माना जाएगा,               अगर उस काननू के तहत ऐसी स्तु की दिबक्री या खरी को के दिनर्मिष्ट
     दिनयमों में छूट ी गई ह।ै

                         परिरल्पिस्थधितयों या दिनर्मिष्ट शतw के तहत या कर ऐसे मा की दिबक्री या खरी पर दिनर्मिष्ट स्तर पर या मा के कारोबार के संभ1 में
     नहीं बल्पिल्क अन्यथा गाया जाता ह।ै

 

( 3 ) उप-  /ारा (1)   के खंड (ख)    में दिनर्मिष्ट मा -

'

( अ)   छोड़ दिया गया

( बी) * * * * *              पंजीकृत दिके्रता के पंजीकरण प्रमाण पत्र में दिनर्मिष्ट ग1 या गw के सामान हैं,     जो सामान को खरीते हैं

एस.

उसके द्वारा पुनर्मिक्रय के ग्विए या इस संबं/ में कें द्र सरकार द्वारा बनाए गए दिकसी भी दिनयम के अ/ीन, उसके द्वारा दिबक्री के ग्विए
                       मा के दिनमा1ण या प्रसंस्करण में या खनन में या दिबजी के उत्पान या दितरण में या दिकसी अन्य रूप में उपयोग के ग्विए

शदिक्त;

डी.

( ग),                   मा की खरी करने ा पंजीकृत दिके्रता के प्रमाण पत्र या पंजीकरण में दिनर्मिष्ट कंटेनर या अन्य सामग्री हैं,    जो दिबक्री के
             ग्विए मा की पैकिंकग के ग्विए उपयोग दिकए जाने ा कंटेनर या सामग्री हैं;

( घ)                 पात्र या अन्य सामग्री हैं जिजनका उपयोग दिकसी भी स्तु की पैकिंकग के ग्विए दिकया जाता ह।ै

ई.

       प्रमाणपत्र में दिनर्मिष्ट मा या मा के ग1
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 खंड (बी)                 में दिनर्मिष्ट पंजीकरण या प्रमाण पत्र में दिनर्मिष्ट दिकसी भी पात्र या अन्य सामग्री की पैकिंकग के ग्विए

 खंड (ग)   में दिनर्मिष्ट पंजीकरण।

( 4 ) उप-  /ारा (1)         के प्रा/ान दिकसी भी दिबक्री पर ागू नहीं होंगे।

 च

अंतर-                   राज्यीय व्यापार या ाशिणज्य की प्रदिक्रया जब तक दिक मा बेचने ाा दिके्रता दिन/ा1रिरत तरीके से दिन/ा1रिरत प्राधि/कारी को
  प्रस्तुत नहीं करता ह।ै

( क)               उस पंजीकृत दिके्रता द्वारा दिधि/त भरी और हस्ताPरिरत एक घोषणा जिजसमें दिन/ा1रिरत दिरण शादिम हों,   जिजसे मा बेचा
 जाता ह।ै

जी.

      दिन/ा1रिरत प्राधि/कारी से प्राप्त दिन/ा1रिरत प्रपत्र में; या

क.

( ख)      यदि मा सरकार को बेचा जाता है,      जो एक पंजीकृत दिके्रता नहीं ह,ै         तो दिन/ा1रिरत प्रपत्र में दिधि/त भरा और हस्ताPरिरत
 प्रमाण पत्र।

    सरकार के दिधि/त अधि/कृत अधि/कारी द्वारा;

   बशतi दिक खंड (क)       में दिनर्मिष्ट घोषणा प्रस्तुत की गई हो

एच.

ए}    श्री दिग्विजय समारोह कं.ग्विदिमटेड।ी.  राज्य [के. आई. आर. पी. ए. ए., जे.] 437       दिन/ा1रिरत समय के भीतर या ऐसे
            अधितरिरक्त समय के भीतर जब कोई प्राधि/कारी पया1प्त कारण के ग्विए अनुमधित ।

( 5 )         इस /ारा में दिकसी बात के होते हुए भी,                यदि राज्य सरकार का यह समा/ान हो जाता है दिक ोक दिहत में ऐसा करना
 आश्यक ह,ै           तो सरकारी राजपत्र में अधि/सूचना द्वारा और ऐसी शतw के अ/ीन,     जो उसमें दिनर्मिष्ट की जाएं,    बी को दिनiश

   सकती है दिक (ए)        इस अधि/दिनयम के तहत दिकसी भी व्यापारी द्वारा,        जो राज्य में अपना व्यसाय स्थान रखता ह,ै अंतर-  राज्य
व्यापार या ाशिणज्य के ौरान, अधि/सूचना में दिनर्मिष्ट की जाने ाी दिकसी भी ऐसी स्तु या मा के गw के व्यसाय के दिकसी

             भी स्थान से की गई दिबक्री के संबं/ में कोई कर य नहीं होगा,          या यह दिक ऐसी दिबक्री पर कर की गणना उप-    राजपत्र में दिनर्मिष्ट
        रों से इतनी कम रों पर नहीं की जाएगी।

 /ारा (1)  या उप-  /ारा (2)         जैसा दिक अधि/सचूना में उल्लेख दिकया जा सकता है;

( (ख) अंतर-       राज्यीय व्यापार या ाशिणज्य के क्रम में,             राज्य में अपना व्यसाय स्थान रखने ा दिकसी व्यापारी द्वारा या ऐसे
   दिके्रताओं के दिकसी ग1 द्वारा,                 जो अधि/सूचना में दिकसी व्यदिक्त को या अधि/सूचना में दिनर्मिष्ट व्यदिक्तयों के ऐसे ग1 को अधि/सूचना में
 दिनर्मिष्ट दिकया जाए,              स्तुओं की सभी दिबक्री या स्तुओं के ऐसे गw की दिबक्री के संबं/ में,      जो अधि/सूचनाओं में दिनर्मिष्ट की जाए, 

                         इस अधि/दिनयम के तहत कोई कर य नहीं होगा या ऐसी दिबक्री पर कर की गणना दिनम्न में दिनर्मिष्ट रों से कम रों पर की जाएगी।

उप-  /ारा (1)  या उप-  /ारा (2)         जैसा दिक अधि/सचूना में उल्लेख दिकया जा सकता ह।ै

   दिादित अधि/सूचना /ारा की उप-  /ारा (5)      के तहत जारी की गई ह।ैयह उप-           /ारा जब मू रूप से अधि/दिनयदिमत की गई थी तो
दिनम्नानुसार थीः

 च

" ( 5 )         इस /ारा में दिकसी बात के होते हुए भी,              यदि कें द्र सरकार का यह समा/ान हो जाता है दिक सरकारी राजपत्र में
        अधि/सूचना द्वारा सा1जदिनक दिहत में ऐसा करना आश्यक ह,ै               तो ह दिनiश  सकती है दिक ऐसी स्तुओं या स्तुओं के गw के
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 संबं/ में,                     जिजनका उल्लेख अधि/सूचना में दिकया जा सकता है और ऐसी शतw के अ/ीन रहते हुए जो ह जी को उधिचत समझे,  इस
                    अधि/दिनयम के तहत कोई कर दिकसी भी कें द्र शाजिसत प्रश में अपना व्यसाय स्थान रखने ा दिकसी भी व्यापारी द्वारा अंतर-

                        राज्य व्यापार या ाशिणज्य के ौरान दिकसी भी ऐसी स्तु के व्यापार के स्थान से उसके द्वारा की गई दिबक्री के संबं/ में य नहीं
        होगा या ऐसी दिबक्री पर कर की गणना उप-  /ारा (1)  या उप-  /ारा (2)          में दिनर्मिष्ट रों से इतनी कम रों पर की जाएगी, जो

    अधि/सूचना में उजिल्लग्विखत की जाए।

एच.    सुप्रीम कोट1 रिरपोट1 [1999] एस. पी.5   एस सी आर।

4 438

उप-  /ारा (5)  में '  राज्य सरकार'  और 'राज्य'      शब्ों को कें द्रीय दिबक्री कर (संशो/न) अधि/दिनयम, 1957 (1957   का अधि/दिनयम
No.16) की /ारा 2 द्वारा क्रमशः 'कें द्र सरकार' और 'दिकसी भी कें द्र शाजिसत प्रश' के ग्विए प्रधितस्थादिपत दिकया गया था।इस

       प्रकार इस संशो/न ने राज्य सरकार को (         संशोधि/त प्रा/ानों के तहत कें द्र सरकार के स्थान पर),   यदि ह चाहे तो,  दिकसी भी
                 स्तु या मा के ग1 को कें द्रीय दिबक्री कर से छूट ने या दिन/ा1रिरत करने में सPम बनाया।

इसके ग्विए कर की कम र।संशो/न के उदे्दश्यों और कारणों के कथन का खंड 4

1957     का दि/ेयक इस प्रकार हःै

"  संयोग से,  /ारा 8 (5)              में संशो/न करने की मागं की गई है तादिक इसे सPम दिकया जा सके।

एस.

  एक राज्य सरकार,    यदि ह चाहती है,          दिकसी भी स्तु या ग1 को छूट ने के ग्विए

अंतर-      राज्य दिबक्री कर से मा "।

    अपने त1मान रूप में उप-  /ारा (5)   को /ारा 5 (सी)    द्वारा प्रधितस्थादिपत दिकया गया ह।ै

1 अप्रै, 1973      से प्रभाी कें द्रीय दिबक्री कर (संशो/न) अधि/दिनयम, 1972 (1972   का अधि/दिनयम No.61)।1958  की
 प्रधितस्थादिपत उप-  /ारा के तहत, राज्य

डी.

सरकार के स्तुओं के दिकसी भी ग1 या गw के संभ1 में कर से छूट या कर की र में कमी  सकती ह,ै नई प्रधितस्थादिपत उप-
              /ारा में व्यदिक्तयों के संभ1 में भी ऐसी छूट या कटौती का प्रा/ान ह।ैखंड 5 (ग)    पर दिटप्पशिणयाँ दिनम्नानुसार हैंः

.

"2.    दि/ेयक के खंड 5   का उपखंड 9 (सी)          एक नए खंड को प्रधितस्थादिपत करने का प्रयास करता ह।ै

ई.

    मू अधि/दिनयम की /ारा 8  की मौजूा उप-  /ारा (5)               के ग्विए /ारा राज्य सरकारों को के त1मान में दिकसी भी स्तु या मा
                   के गw के संभ1 में कर की र से छूट या कमी ने में सPम बनाने के उद्देश्य से है,     दिकन व्यदिक्तयों के संभ1 में भी।.

                          कर से छूट या कर की र में कमी के तभी ी जा सकती है जब राज्य सरकार संतुष्ट हो दिक जनदिहत में ऐसा करना आश्यक
                       ह।ैचूंदिक उन मामों की पह से कल्पना करना संभ नहीं है जिजनमें इस तरह की छूट या कटौती आश्यक हो सकती है और

           चूंदिक छूट और कटौती के सा1जदिनक दिहत में ी जा सकती ह,ै           इसग्विए छूट या कटौती ने की शदिक्त का हस्तांतरण एक
सामान्य प्रकृधित का ह।ै

 च

जी.
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   अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)   के तहत 12 माच1, 1997         को जारी की गई दिादित अधि/सूचना इस प्रकार हःै

" एस. ओ. 320-    कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम, 1956   की /ारा 8  की उप-/ारा (5)        द्वारा प्रत्त शदिक्तयों का प्रयोग करते हुए
     और इस दिभाग की अधि/सचूना संख्या एफ-4 (8)/एफ. डी./जी. आर. IV/94-70  दिनांक 7    माच1 के स्थान पर,

    एच श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।ग्विदिमटेड।ी.राज्य [दिकरपा, जे.] 439 1994 (समय-   समय पर संशोधि/त),    राज्य सरकार को
               यह आश्वासन ते हुए दिक राज्य में अपना व्यसाय करने ा दिकसी भी व्यापारी द्वारा अंतर-      राज्यीय व्यापार और ाशिणज्य के

                 ौरान ऐसे दिकसी भी स्थान से दिकए गए सीमेंट की दिबक्री के संबं/ में उक्त /ारा की उप-  /ारा (1)  और (2)      के तहत य कर की
  गणना की जाएगी।

1

    दिनम्नग्विग्विखत शतw के अ/ीन 4    प्रधितशत की र सेः

 

( 1 )    दिक दिके्रता ऐसी अंतर-                 राज्यीय दिबक्री के ग्विए दिब या नक ज्ञापन में खरीार का नाम और पूरा पता ज1 करगेा।

    उसके द्वारा जारी दिकया जाना;

( 2 )        दिक यह सादिबत करने का भार दिक न-  न अंतर-      राज्यीय दिबक्री की प्रकृधित का था,   दिके्रता पर होगा;  और (3)   दिक इस
  अधि/सूचना के तहत अंतर-     राज्यीय दिबक्री करने ाा दिके्रता

          द्वारा प्रत्त ाभ का ाा करने के ग्विए पात्र नहीं होगा

अधि/सूचना संख्या एफ-4 (72)/एफ. डी./जी. आर. IV/81-18 दिनांक 6.5.86 यथा संशोधि/त

समय-  समय पर।

डी.

  यह अधि/सचूना 31 माच1, 1998   तक ागू रहगेी।

    याधिचकाकता1ओं की ओर से श्री.         रिरष्ठ की शांधित भषूण ने कहा दिक /ारा 8 (5)        के तहत जारी की गई दिादित अधि/सूचना
           कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम में दिनदिहत दि/ायी नीधित के साथ असगंत थी

}

 चंूदिक अंतर-                          राज्यीय दिबक्री पर कर की र को राज्य के भीतर बेचे जाने पर उक्त मा पर कर की र से कम कर दिया गया है और
  इसके अाा /ारा 8 (4)     द्वारा दिचार दिकए गए प्रपत्र-     सी में घोषणा या प्रपत्र-          डी में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आश्यकता को

              भी समाप्त कर दिया गया ह।ैउन्होंने आगे कहा दिक यह अधि/सूचना संदि/ान के अनुच्छे 301  और 303     का उल्लंघन करती है
क्योंदिक यह ोगों की स्तंत्र आाजाही को रोकती है या बाधि/त करती ह।ै

ई.

                       एक राज्य से सूरे राज्य में मा।इस दिा के समथ1न में भारतीय सीमेंट और अन्य के माम में उनके द्वारा एफ पर दिनभ1रता
  रखी गई थी।ी.  आंध्र राज्य

  प्रश और ओआरएस।, [ 1988 ] 1 एस. सी. सी. 743          और याधिचकाकता1 के अपने माम में श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी और
अन्य।ी.   राजस्थान राज्य और अन्य।, [ 1997 ] 5  एससीसी 406        ।उन्होंने मद्रास राज्य बनाम के माम में हेगडे़, जे.  के

       फैस की ओर भी हमारा ध्यान आकर्मिषत दिकया।एन. के.  नटराज मुग्वियार, [1968] 3 * एस. सी. आर. 829   ने प्रस्तुत
  दिकया दिक अंतर-              राज्यीय दिबक्री पर कर की र को जिजस तरह से कम दिकया गया है,        ह अनुजे्ञय नहीं ह।ैअंत में उन्होंने आग्रह दिकया

    दिक अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)                द्वारा दिचारिरत जनदिहत की प्रकृधित उस तरह की नहीं थी जिजसके आ/ार पर सरकार द्वारा दिादित
    अधि/सूचना जारी की गई ह।ै
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जी.

      राजस्थान।उन्होंने यह भी प्रस्तुत दिकया दिक प्रपत्र-              सी और डी प्रस्तुत करने की आश्यकता को समाप्त करके राजस्थान राज्य ने
        ास्त में या तो एच को प्रोत्सादिहत दिकया था।

1 440

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5   एस सी आर।

              एक सुदि/ाजनक कर चोरी और इसकी अनुमधित नहीं थी और इसे अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)      द्वारा दिचार दिकए गए सा1जदिनक
                      दिहत में नहीं माना जा सकता था।प्रत्यर्थिथयों के दिद्वान की ने तक1 दिया दिक दिादित अधि/सूचना जनदिहत में जारी की गई थी
     और यह संदि/ान के भाग XIII            का उल्लंघन नहीं थी।यह भी उनका दिनन था दिक भारतीय सीमेंट (ऊपर)    और श्री दिग्विजय
  सीमेंट कंपनी (ऊपर)                   में इस न्यायाय के दिनण1य बी सही काननू दिन/ा1रिरत नहीं करते हैं और इस पर पुनर्मिचार करने की

              आश्यकता ह।ैयह भी उनका तक1 था दिक याधिचकाकता1 जो गुजरात राज्य में एक व्यापारी था,      उसके पास राजस्थान राज्य द्वारा
          जारी दिादित अधि/सूचना को चुनौती ने का कोई अधि/कार नहीं था।

.ग

     हम जो दिचार  रहे हैं,                      उसके ग्विए हम ोकस स्टैंडी के इस प्रश्न पर दिनण1य ने का इराा नहीं रखते हैं और हम इस माम में
                   उठाए गए मुद्दों की जांच इस /ारणा पर करते हैं दिक याधिचकाकता1ओं द्वारा ायर रिरट याधिचका बनाए रखने योय ह।ै

डी.

 /ारा 8           के पढ़ने से सकेंत दिमता है दिक शुल्क गाने की योजना

अंतर-        राज्यीय दिबक्री से संबंधि/त कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम, 1956     दिनम्नग्विग्विखत के अंतग1त आता हःै

 पाचँ शे्रशिणयाँः

( 1 )  /ारा 8 (3)              में दिनर्मिष्ट स्तुओं के दिरण की सरकार या पंजीकृत दिके्रता को दिके्रता द्वारा अंतर-  राज्यीय दिबक्री।

ई.

4    प्रधितशत होगा बशतi /ारा 8 (4)      में दिन/ा1रिरत शत} पूरी हों (  /ारा 8 (1))।

( II) "घोदिषत स्तुओ"ं की /ारा 8 (1) के तहत नहीं आने ाी अंतर-राज्यीय दिबक्री के अपने कारोबार पर एक व्यापारी द्वारा
 य कर,               राज्य के भीतर ऐसी स्तुओं की दिबक्री या खरी पर ागू र से ोगुना होगा।

 च

  उपयकु्त राज्य (/ारा 8 (2) (ए))।

( 3.       घोदिषत स्तुओं के अाा और /ारा 8 (1)      के तहत नहीं आने ाी अंतर-        राज्यीय दिबक्री से संबंधि/त य कर स
            प्रधितशत या उपयकु्त राज्य के भीतर दिबक्री के ग्विए ागू र पर होगा।

   जो भी अधि/क हो (  /ारा 8 (2) (बी))।

जी.

( IV)  /ारा 8 (1)  या 8 (2) (बी)      में दिनदिहत दिकसी भी चीज़ के बाजू, यदि

   जिजन स्तुओं को अंतर-     राज्य में बेचा जाता है,    जिजनकी दिबक्री या खरी,           उपयकु्त राज्य के दिबक्री कर काननू के तहत आम तौर
पर कर से छूट प्राप्त है या आम तौर पर 4 प्रधितशत से कम र पर कर के अ/ीन ह,ै उन्हें या तो कर से छूट प्राप्त होगी या इसके

     तहत कर से छूट प्राप्त होगी।

एच.
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               कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम कम र पर गाया जाएगा क्योंदिक यह श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी ह।ै

ग्विदिमटेड।ी.राज्य [दिकरपा।जे.] 441 'राज्य'   में प्राप्त (  /ारा 8 (2 ए))।

क.

( V)    संदि/ान की /ारा 8 (1)  से 8 (4)       में कुछ भी दिनदिहत होने के बाजू

अधि/दिनयम, राज्य सरकार,        ोक दिहत में और ऐसी शतw के अ/ीन,      जो उसके द्वारा दिनर्मिष्ट की जाएं,     दिकसी भी व्यदिक्त को अंतर-
            राज्य दिबक्री के संबं/ में कर के भुगतान से छूट  सकती ह,ै   या /ारा 8 (1)  या 8 (2) (  /ारा 8 (5))       में दिनर्मिष्ट र से कम र

    गा सकती ह।ैबी /ारा 8 (5)       राज्य सरकार को जनदिहत में /ारा 8 (4)         की आश्यकता को समाप्त करने का अधि/कार ती ह।ै
एस.

/ारा 8 की उप-/ाराओं (2), (2 ए) और (5) की ै/ता पर दिचार दिकया गया

        मद्रास राज्य बनाम में इस न्यायाय के समP दिचार।एन. के. नटराज मुग्वियार, [1968] 3 एस. सी. आर. 829   ।उस माम
               में प्रत्यथs ने उच्च न्यायाय के समP सी का सफतापू1क प्रधिता दिकया था दिक /ारा 8  की उप-/ाराएं (2), (2 ए)  और (5) 

 समान अंतर-        राज्य नन पर दिशिभन्न राज्यों में कर की अग-           अग रों को ागू या अधि/कृत करती हैं और इसके
          परिरणामस्रूप कर के बोझ में असमानता प्रभादित होती है और अंतर-  राज्य व्यापार,   ाशिणज्य और अंतर-    पाठ्यक्रम को बाधि/त

      करती है जिजससे संदि/ान के अनुच्छे 301  और 303 (1)    को ठेस पहुचंती ह।ै

डी.

शाह।जे.,     जैसा दिक  तब थे,           का उल्लेख करने के बा बहुमत के ग्विए बो रहे थे

             अधितबाड़ी टी कंपनी ग्विदिमटेड बनाम में इस न्यायाय का प1 दिनण1य।असम राज्य और अन्य।, [ 1961 ] 1 एस. सी. आर. 
809,  फम1 ए. टी. बी.   मेहताब माजिज एंड कं.    मद्रास और अन्र राज्य।, [ 1963 ] सप.2 एस. सी. आर. 435;  ऑटोमोबाइ
ट्र ांसपोट1 (राजस्थान) ग्विदिमटेड बनामराजस्थान राज्य और अन्य।, [ 1963 ] 1 अनुच्छे 301 और ई 303 से संबंधि/त एस. 

सी. आर. 491                       ने कहा दिक यह तय दिकया गया कानून था दिक कोई कर कुछ मामों में व्यापार के प्राह को प्रधितबंधि/त या बाधि/त
  कर सकता ह,ै         दिकन कर का प्रत्येक अधि/रोपण ऐसा नहीं करता ह।ैअंतर-         राज्यीय दिबक्री पर कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम के तहत
                  कर अपने सार में एक ऐसा कर था जो व्यापार और ाशिणज्य की आाजाही को बाधि/त कर सकता ह,ै   दिकन अनुच्छे 303  में
                         स्पष्ट रूप से प्रा/ान दिकया गया है दिक व्यापार की स्तंत्रता पर प्रधितबं/ न के एक राज्य में बल्पिल्क भारत के Pेत्र के दिकसी भी
          दिहस्से में भी गाया जा सकता ह।ैइस तक1 से दिनपटते हुए,            जिजसने उच्च न्यायाय का समथ1न दिकया था दिक दिशिभन्न राज्यों द्वारा

                  एक ही या समान स्तु की दिबक्री पर कर की रें अपने आप में भेभापूण1 थीं क्योंदिक इसने अंतर-     राज्य व्यापार और ाशिणज्य पर
               बोझ डाने को अधि/कृत दिकया था और राज्यों के बीच इसके मुक्त प्राह को प्रभादित दिकया था,     न्याया/ीश शाह ने पृष्ठ 843 पर
 आगे कहाः

जी.

" हम उच्च न्यायाय द्वारा प्रस्तादित दृदिष्टकोण को स्ीकार करने में असमथ1 हैं।व्यापार का प्राह आश्यक रूप से दिबक्री कर की
           रों पर दिनभ1र नहीं करता हःैयह दिशिभन्न कारकों पर दिनभ1र करता ह,ै     जैसे दिक आपूर्तित का स्रोत,   उपभोग का स्थान,  व्यापार चनैों

का अल्पिस्तत्,   मा ढुाई की रें,  व्यापारिरक सुदि/ाएं,       कुश परिरहन की उपब्/ता और अन्य सुदि/ाएं।

सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5 एस सी आर।

क.

           व्यापार करने के ग्विए।मामों की आसानी से कल्पना की जा सकती है

                     जो श के दिकसी दिशेष भाग में कर की कम र के बाजू मा को सूरे भाग से खरीा जा सकता है,     जहां कर की उच्च र
                 प्रचग्वित ह।ैमान ीजिजए दिक दिकसी दिशेष राज्य में दिकसी दिशेष स्तु के संबं/ में कर की र 2 प्रधितशत ह,ै     दिकन यदि उस कम

          र के ाभ की भरपाई मा ढुाई द्वारा की जाती है,               जिजसे दिकसी अन्य राज्य के व्यापारी को उस स्तु को ंबी रूी तक
       जाने के ग्विए भुगतान करना पड़ सकता ह।ै
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         व्यापारी दिनकटतs राज्य से मा खरीने के ग्विए तयैार होगा,              भ ही उस राज्य में कर की र अधि/क हो।ंबे समय से च आ
रहे व्यासाधियक संबं/ों का अल्पिस्तत्, संचार की उपब्/ता, ऋण सुदि/ाएं और कई अन्य कारक-स्ाभादिक और व्यासाधियक-

                व्यापार संबं/ों के रखरखा में प्रश करते हैं और व्यापार का मुक्त प्राह नहीं हो सकता ह।ै

एस.

                       अदिनाय1 रूप से यह माना जाता है दिक के इसग्विए बाधि/त दिकया गया है क्योंदिक दिकसी दिशेष राज्य में दिबक्री पर कर की र
       अन्य राज्यों में प्रचग्वित रों से अधि/क ह।ै

 पुनः पृष्ठ 845     पर यह दिनम्नानुसार खा गयाः

डी.

"      दिकसी दिशेष स्तु में अंतरराज्यीय न-          न के संबं/ में राज्य दि/ानमंड जो र गाता ह,ै      ह दिशिभन्न कारकों पर दिनभ1र
                        करती ह।ैदिकसी राज्य को दिकसी स्तु पर उच्च र का कर गाने के ग्विए पे्ररिरत दिकया जा सकता है या तो जब उसका राज्य के

       भीतर दिबल्कु भी उपभोग नहीं दिकया जाता है,               या यदि उसे गता है दिक राज्य के भीतर उपभोक्ताओं पर जो बोझ पड़ रहा है, 
ह अंततः बाहरी उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस् ाभ से अधि/क होगा।दिबक्री कर की रों का अधि/रोपण आम तौर पर राजनीधितक

                    और आर्थिथक कारकों से प्रभादित होता ह।ैयदि र इतनी अधि/क है दिक संभादित व्यापारिरयों को खरीारी करने से रोका जा सके।

ई.

                       स्तु और आपूर्तित के अन्य स्रोतों का सहारा ने के ग्विए राज्य अपने दिहत में खरीारों को आकर्मिषत करने के ग्विए र को
   समायोजिजत करगेा।एक बार दिफर,              एक ोकतांदित्रक संदि/ान में राजनीधितक ताकतें कर की अत्यधि/क उच्च र के ग्विखाफ काम
                  करेंगी।दिकसी स्तु की दिबक्री पर कर की र आम तौर पर मनमाने दिचारों पर आ/ारिरत नहीं हो सकती है,    दिकन दिकसी दिशेष

    स्तु में व्यापार की सुदि/ा,                बाजार की आंतरिरक और बाहरी ल्पिस्थधितयों और उपभोक्ताओं के कीमत से डरने की संभाना के
 आोक में,        जिजसमें कर की उच्च र शादिम ह।ै/ारा 8  की उप-  /ारा (5)          पर भी ध्यान दिया जाना चादिहए जो राज्य सरकार को, 

 /ारा 8       में कुछ भी दिनदिहत होने के बाजू,      जनदिहत में कर माफ करने या अंतर-         राज्य व्यापार या ाशिणज्य पर कम र पर दिबक्री
                      पर कर गाने के ग्विए अधि/कृत करती ह।ैयह स्पष्ट है दिक दि/ाधियका ने दिचार दिकया है दिक रों की ोच इसके अनुरूप है

च

जी.

    एच श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।ग्विदिमटेड।ी.  राज्य [दिकरपा, जे.) 443

आर्थिथक शदिक्तयों को बनाए रखा जा सकता ह।ै

क.

    न्यायाय ने तनुसार /ारा 8 (2), 8 (2 ए)  और 8 (5)      की ै/ता को बरकरार रखा और

 पृष्ठ 846      पर दिनम्नानुसार आयोजिजत दिकया गया हःै

"            कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम के अधि/कार के तहत अधि/दिनयदिमत दिकया गया है

 सघं संस,                       दिकन कर बी राज्य की एजेंसी के माध्यम से एकत्र दिकया जाता है और अंततः राज्यों के ाभ के ग्विए गाया जाता
                 है और ै/ादिनक रूप से राज्यों को सौंपा जाता ह।ैसंदि/ान द्वारा दिकए गए संशो/नों से यह स्पष्ट ह।ै(  छठा संशो/न) अधि/दिनयम, 

1956, Art.269 में,  और सी. ए. एस.  का अधि/दिनयमन।( 1 )        और कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम की /ारा 9  का (4)।कें द्रीय
            दिबक्री कर हाांदिक कें द्र सरकार के नाम पर गाया और एकत्र दिकया जाता ह,ै दिबक्री-           कर का एक दिहस्सा है जो राज्यों के ाभ के

   ग्विए गाया जाता ह।ैअंतर-  राज्यीय न-                 न पर दिकसी स्तु के संबं/ में दिबक्री कर गाने के ग्विए इसे राज्यों पर छोड़ कर

भेभा का अभ्यास दिकया जाता हःैऔर उस राज्य को प्राधि/कृत करके जिजससे
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एक्स

     स्तुओं की आाजाही दिबक्री के न-          न पर गाने के ग्विए शुरू होती है कें द्रीय दिबक्री-कर,     राज्य में प्रचग्वित रों पर,   पह से ही
    दिन/ा1रिरत सीमा डी के अ/ीन,   हमारे दिनण1य में,       कोई भेभा नहीं माना जा सकता ह।ै

हगेडे़, जे.       ने एक अग दिनण1य दिया जिजसमें शाह, जे.         द्वारा इस दिनष्कष1 पर पहँुचा गया दिक /ारा 8   की उपरोक्त उप-  /ाराएं
   संदि/ान के अंतग1त थीं,         दिकन उस ई दिनष्कष1 पर आने के उनके कारण, हाांदिक,         ही नहीं थे जो बहुमत के साथ प्रब थे।
                        न्यायमूर्तित हेगडे़ ने कहा दिक एक बार यह दिखाया जाता है दिक एक उपाय प्रथम दृष्टया एक राज्य के दिनाजिसयों को सूरे राज्य पर

                        रीयता ता है या यह दिशिभन्न राज्यों में कर की दिशिभन्न रों को अपनाने के कारण एक राज्य के दिनाजिसयों और सूरे राज्य के
     दिनाजिसयों के बीच भेभा करता ह,ै   तो अनुच्छे 303 (1)            को खते हुए मामा एक अग रगं /ारण करता ह।ैकरा/ान जाँच

सदिमधित की रिरपोट1 का उल्लेख करने के बा, उन्होंने पृष्ठ 853 पर कहा दिक "इसग्विए, यह स्पष्ट है दिक यह अधि/दिनयम एक
   अव्यल्पिस्थत दि/ान नहीं ह;ै                 यह माम के दिशिभन्न पहुओं की गहरी सोच और स्पष्ट दिश्लषेण का परिरणाम ह।ैयह न्यायाय इस

               तरह के उपाय को सा1जदिनक रूप से न होने के रूप में रखने में /ीमा होगा।

 च

  ब्याज या अनुच्छे 303 (1)        का उल्लंघन ह।ैदिद्वान न्याया/ीश ने तब /ारा 8   की दिशिभन्न उप-      /ाराओं के प्रा/ानों का दिश्लेषण
           दिकया जो दिादित थे और इस दिनष्कष1 पर पहुचें दिक  इटं्र ा-     ायरस थे और पृष्ठ 856     पर दिनम्नानुसार अशिभदिन/ा1रिरत दिकए गएः

"          अगर हम इस तथ्य को ध्यान में रखें दिक अंतर-               राज्यीय दिबक्री पर दिबक्री कर राज्यों के ाभ के ग्विए गाया जाता है और आगे
     यह तथ्य दिक प्रत्येक एच 444

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5   एस सी आर।

क.

          अपने दिहत में राज्य सरकारों का गठन करने के ग्विए बाध्य है

            उस राज्य में उद्योग और ाशिणज्य के दिकास के ग्विए सXत्तम संभ ल्पिस्थधित,           यह मान ना उधिचत है दिक  आर्थिथक ताकतों के
                        प्रधित अं/े नहीं होंगे।जिजस चीज से बचना है ह यह है दिक  अपनी करा/ान शदिक्त का सहारा कर अपने राज्य में व्यापार के

प्राह में बा/ा न डाें।सामान्य तौर पर  यह खने में रुधिच रखेंगे दिक उनके राज्यों में उत्पादित स्तुओं को बाहर बेचा जाए।

 

                      अधि/दिनयम के प्रा/ानों द्वारा दिकसी राज्य में व्यापार के मुक्त प्राह के ग्विखाफ उधिचत रूप से पया1प्त सुरPा उपाय प्रान दिकए गए
हैं, पहा,               उस राज्य में दिबक्री कर गाने का प्रा/ान करके जिजसमें मा का उत्पान दिकया जाता ह,ै  और सूरा,    रों को तय
करने में राज्यों की शदिक्त पर दिशिभन्न प्रधितबं/ गाकर।दिकसी ने कोई आपग्वित्त नहीं की

एस.

 प्रा/ानों का,  मेरी राय में,        अंतर पर प्रत्यP या तत्का प्रभा पड़ता ह।ै

   राज्य व्यापार या ाशिणज्य।]}

एन. के.        नटराज मुग्वियार के माम में उपरोक्त दिनण1य (ऊपर) नहीं

  के /ारा 8 (2) (2 ए)  और (5)     की ै/ता को बरकरार रखा,       दिकन यह भी कहा दिक /ारा 8  की उप-  /ारा (5)   ने राज्य
   सरकार को /ारा 8       में कुछ भी दिनदिहत होने के बाजू,               सा1जदिनक दिहत में कर की र को माफ करने या कम करने के ग्विए
 अधि/कृत दिकया।इसग्विए,  /ारा 8 (5)                   के तहत शदिक्त के प्रयोग को इस आ/ार के अाा कोई चुनौती नहीं ी जा सकती है दिक
          इस तरह की शदिक्त का उपयोग जनदिहत में नहीं दिकया गया ह।ै

ई.

तदिमनाडु राज्य में और अन्य।ी.सीताक्ष्मी दिमल्स और ओआरएस।, [ 1974 ]
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4 एस. सी. सी. 408,    अधि/दिनयम की /ारा 8 (2) (बी)             की ै/ता पर एक बार दिफर इस न्यायाय की संदि/ान पीठ द्वारा
   संदि/ान के अनुच्छे 301  और 303       के आोक में दिचार दिकया गया।/ारा 8 (2) (बी)        की /ैता को बरकरार रखते हुए और

एन. के.  नटराज मुग्वियार (उपरोक्त)        के माम में दिनण1य का पान करते हुए,     इस न्यायाय ने पृष्ठ 414   पर दिनम्नग्विग्विखत
 दिटप्पणी कीः

 च

"          जहां तक इस तक1 का संबं/ है दिक /ारा 8 (2) (बी)  अनुच्छे 303 (1)         का उल्लंघन करती है दिक दिशिभन्न राज्यों में अंतर-
     राज्य दिबक्री पर कर की अग-    अग रें होंगी जो अंतर-               राज्य दिबक्री के ग्विए उनकी दिबक्री कर की रों के आ/ार पर होंगी और
        जिजससे समान या समान स्तुओं की दिबक्री पर अग-    अग कर गाया जाएगा,       यह कहने के ग्विए पया1प्त है दिक

जी.

            इस न्यायाय द्वारा मद्रास राज्य बनाम में प्रश्न पर दिचार दिकया गया ह।ैएन. के.   नटराज मुग्वियार (ऊपर)     और न्यायाय ने इस
         तक1 को खारिरज कर दिया ह।ैअात ने कहा दिक अग-              अग राज्यों में एक ही या समान स्तु की दिबक्री पर कर की अग-

                 अग रों का अल्पिस्तत् भेभापूण1 नहीं होगा क्योंदिक व्यापार का प्राह आश्यक रूप से दिनभ1र नहीं करता है

एच.

    दिबक्री कर की रों पर;        यह न्यायाय के अनुसार दिनभ1र करता है -

    टी श्री दिग्विजय सीमेंट कं.ग्विदिमटेड।ी.  राज्य (दिकरपा, जे.) 445        दिशिभन्न प्रकार के कारक जैसे आपूर्तित का स्रोत,   उपभोग का
स्थान,    व्यापार चैनों का अल्पिस्तत्,    मा ढुाई की रें,  व्यापारिरक सदुि/ाएं,        कुश परिरहन की उपब्/ता और व्यापार को

     आगे बढ़ाने के ग्विए अन्य सुदि/ाएं।

   अधि/दिनयम की /ारा 8 (2) (बी)  की ै/ता,            इस आ/ार पर दिक यह अत्यधि/क प्रत्यायोजन के षु्प्रभा से ग्रस्त ह,ै   पर भी
  ाग्वियर रयेॉन जिसल्क एम. एफ. जी.            में इस न्यायाय की संदि/ान बी पीठ द्वारा दिचार दिकया गया था।( डब्ल्यीजी.) कं. 

      ग्विदिमटेड बनाम।सहायक दिबक्री कर आयकु्त और अन्य।, [ 1974 ] 4 एस. सी. सी. 98      और यह अशिभदिन/ा1रिरत दिकया गया दिक
           संस ने अधि/दिनयम बनाकर अपने दि/ायी काय1 का त्याग नहीं दिकया था

अधि/दिनयम की /ारा 8 (2) ((बी)।+ ीधिडयो इक्ट्र ॉदिनक्स प्रा. ग्वि.ग्विदिमटेड और एक अन्य ी।पंजाब राज्य और सी

 एक अन्य, [1990] 3 एस. सी. सी. 87, चुनौती यू. पी.   राज्य द्वारा यू. पी.      दिबक्री कर अधि/दिनयम की /ारा 4-    ए और कें द्रीय
     दिबक्री कर अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)       के तहत जारी अधि/सचूनाओं के ग्विए थी,       जिजसमें दिनमा1ताओं की नई इकाइयों को 3  से 7 

   सा तक की अग-               अग अधि/ के ग्विए दिकसी भी दिबक्री कर के भुगतान से छूट ी गई थी।याधिचकाकता1,     जो नए डी दिनमा1ता
            नहीं थे और उक्त अधि/सचूनाओं के ाभ का ाा करने के हकार नहीं थे,

        उन्होंने तक1 दिया था दिक संदि/ान के भाग XIII                में एक आर्थिथक इकाई के रूप में भारत की एकता को बनाए रखने की परिरकल्पना
                    की गई थी और इसग्विए पूरे भारत में व्यापार और ाशिणज्य के मुक्त प्राह की गारटंी ी गई थी और इसग्विए,     दिकसी भी राज्य को
     सभी स्तुओं को छूट नी चादिहए,                भ ही  स्थानीय रूप से दिनर्मिमत हों या अन्य राज्यों से आयात दिकए गए हों,   अन्यथा यह

   संदि/ान के अनुच्छे 304  और 304 (ए)       का उल्लंघन होगा।इस तक1 को खारिरज करते हुए,     यह अशिभदिन/ा1रिरत दिकया गया दिक
      सामान्य र को बराबर बनाए रखते हुए,                कुछ उद्योगों के ग्विए सीदिमत अधि/ के ग्विए दिशेष रें राज्यों द्वारा संदि/ान के अनुच्छे

301 और 304 (ए) के प्रा/ानों का उल्लंघन दिकए दिबना दिन/ा1रिरत की जा सकती हैं।इस दिनष्कष1 पर पहँुचते हुए पृष्ठ 108 पर
 दिनम्नग्विग्विखत खा गयाः

च

"                  आर्थिथक बा/ा की अ/ारणा को बती परिरल्पिस्थधितयों के साथ गधितशी अथw में अपनाया जाना चादिहए।एक समय में जो
   आर्थिथक बा/ा बनती ह,ै              ह अक्सर सूरे समय में समाप्त हो जाती ह।ैसंदि/ान की सातीं अनुसूची की सचूी II   में दि/ायी प्रमुखों

                    की पूण1 शदिक्तयों से दिनकने ाी छूट ने के अधि/कार से राज्य के ोगों को धिचत करना गत होगा।संघीय राजनीधित में,  सभी
             राज्यों को सीदिमत अधि/ के ग्विए दिनर्मिष्ट ग1 को छूट ने की शदिक्त ह,ै           इस तरह की छूट को आर्थिथक एकता की अ/ारणा के
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             दिपरीत नहीं माना जा सकता ह।ैभारत के ोगों द्वारा आर्थिथक एकता की सामग्री (एस. आई. सी. अ/ारणा)     में अदिनाय1 रूप से
              एच में छूट ने या कर की र को कम करने की शदिक्त शादिम होगी।

 जी 446।

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5   एस सी आर।

क.

          औद्योदिगक दिकास प्राप्त करने या प्रान करने के ग्विए दिशेष माम

                      दिकास और दिकास में आर्थिथक समानता प्राप्त करने के ग्विए कर प्रोत्साहन।जब सभी राज्यों के पास रों को छूट ने या कम
                        करने के ग्विए ऐसे प्रा/ान होते हैं तो राज्यों के बीच आर्थिथक यgु या श के आर्थिथक दिघटन का सा ही पैा नहीं होता ह।ैयह
                         दिकसी भी पP के ग्विए यह कहने के ग्विए खा नहीं है दिक यह दिकया जाना चादिहए और यह दिकसी एक या सूरे तरीके से नहीं
                      दिकया जाना चादिहए।इस बात पर कोई दिा नहीं हो सकता दिक राज्यों को कर सू करने और उसके बा उसे भेजने या

                      स्थानीय दिनमा1ताओं को सल्पिब्सडी के रूप में ापस करने का अधि/कार है और यह न तो भेभा करगेा और न ही अनुच्छे 304 

(ए) से प्रभादित होगा।

 ी '

                      संदि/ान।इस माम में और सभी संै/ादिनक दिनण1यों की तरह माम के सार पर यह पता गाने के ग्विए गौर दिकया जाना चादिहए
 दिक क्या

एस.

       संै/ादिनक जनाेश के उल्लघंन में कोई भेभा है "।

   अधि/दिनयम की /ारा 8 (5),      जिजसे / माना गया है और जिजसका

प1-         कशिथत दिनण1यों में परिरधि/ की व्याख्या की गई है,               जिजसमें प्रा/ान दिकया गया है दिक राज्य में व्यसाय का स्थान डी रखने ा
         दिकसी भी व्यापारी द्वारा कुछ प्रकार की स्तुओं की अंतर-     राज्यीय दिबक्री के संबं/ में,          कोई कर य नहीं होगा या कर की गणना

उप-  /ारा (1)  या उप-  /ारा (2)                  में दिनर्मिष्ट रों से कम रों पर की जाएगी।त1मान माम में सीमेंट जैसी कुछ प्रकार की स्तुओं
पर अंतर-राज्य दिबक्री कर की र को छूट ने या कम करने की इस शदिक्त का उपयोग दिनधिkत रूप से तब दिकया जाना चादिहए जब

                  राज्य सरकार संतुष्ट हो दिक सा1जदिनक दिहत में ऐसा करना आश्यक ह।ैउत्तराताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है दिक 8 जनरी, 
1990         की अधि/सूचना के माध्यम से कर को घटाकर 7   प्रधितशत करने के परिरणामस्रूप,       उसे उस दित्तीय ष1 की अंधितम धितमाही
                       में ाखों रुपये का अधितरिरक्त राजस् दिमा था।जाब में हफनामे में यह भी कहा गया है दिक जब तक राजस्थान राज्य में उद्योगों
     को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ह,ै       तब तक राज्य का आगे का आर्थिथक,        औद्योदिगक और सामाजिजक दिकास बाधि/त होगा।राज्य में

                     सीमेंट का उत्पान खपत से कहीं अधि/क एफ था।सीमेंट दिनमा1ताओं के पास उपब्/ अधि/शेष को राज्य के बाहर बेचना पड़ता था
                और जब तक सीमेंट दिनमा1ण इकाइयों के ग्विए राज्य के बाहर अपना सीमेंट बेचना फायमं नहीं होता,      तब तक राज्य के भीतर
          सीमेंट उद्योग पगंु हो जाएगा जिजसका राजस्थान राज्य पर प्रधितकू औद्योदिगक,        सामाजिजक और आर्थिथक प्रभा पडे़गा और इसके

         परिरणामस्रूप सा1जदिनक दिहत के ग्विए हादिनकारक होगा।कर की उच्च र

जी.

अंतर-     राज्यीय दिबक्री जो प्रचग्वित थी,               उसके परिरणामस्रूप दिदिनमा1ण इकाइयों को दिबना सीमेंट के एक राज्य से सूरे राज्य में
      सीमेंट की शाखा हस्तांतरण का सहारा ना पड़ा।

          राजस्थान राज्य में दिकसी भी कर का भुगतान करने और अंतर-             राज्य दिबक्री कर को कम करने से कर संग्रह में ृधिg हुई।राजस्थान
में 33 इकाइयाँ थीं जो सीमेंट के दिनमा1ण में गी हुई थीं, जिजनके बारे में कहा जाता है दिक एच 10475 कर्मिमयों को प्रत्यP रोजगार

    प्रान कर रहा था।इसके अाा,
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   श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।ग्विदिमटेड।ी.  राज्य (दिकरपा, जे.) 447

25000            श्रदिमकों को खनन उद्योग में गे हुए बताया गया था और 50,000      से अधि/क श्रदिमक संबg गधितदिधि/यों जैसे परिरहन,

ोचिंडग,                 अनोचिंडग और माकi किंटग आदि में गे हुए थे। राजस्थान राज्य में सीमेंट की मांग सीदिमत होने के कारण,  राजस्थान राज्य
   से सीमेंट की अंतर-        राज्यीय दिबक्री को प्रोत्सादिहत करना अदिनाय1 हो गया।अंतर-           राज्यीय दिबक्री कर की र को कम करने से उच्च

                     कर रिरटन1 में सुदि/ा हुई और उद्योग में बी काय1 जारी रहा।इससे स्पष्ट रूप से पता चगा दिक उक्त अधि/सूचना जारी करना जनदिहत
       में था जैसा दिक अधि/दिनयम की /ारा 8  की उप-/ारा (5)           द्वारा परिरकल्पिल्पत ह।ैहम याधिचकाकता1ओं के दिद्वान की के इस तक1 से

                       सहमत नहीं हैं दिक दिादित अधि/सूचना का एक राज्य से सूरे राज्य में मा की मुक्त आाजाही को रोकने या बाधि/त करने का
  प्रभा था।जहाँ तक एस

राजस्थान राज्य की बात करें तो इसका उल्टा प्रभा पड़ा।जिसफ1 इसग्विए दिक

                 गुजरात राज्य में सीमेंट की दिबक्री पर कर की स्थानीय र राजस्थान से बेचे जाने ा सीमेंट पर अंतर-     राज्य दिबक्री कर से
 अधि/क थी,                    जिजससे यह दिनष्कष1 नहीं दिनकाा जा सकता है दिक दिादित अधि/सूचना ने सीमेंट की दिबक्री को रोका या बाधि/त

दिकया।

           एक राज्य से सूरे राज्य में मा की आाजाही।ास्त में आPेदिपत अधि/सूचना

   इसका दिपरीत प्रभा पड़ा, अथा1त्,                इसने डी राजस्थान से अन्य राज्यों में सीमेंट की आाजाही को बढ़ाया।ऐसा नहीं है दिक
                    दिादित अधि/सूचना ने एक बा/ा उत्पन्न की है जिजसका मा की मुक्त आाजाही में बा/ा डाने का प्रभा हो सकता ह,ै  दिकन

सूरी ओर,              दिबक्री कर बा/ा को कम कर दिया गया था जिजसके परिरणामस्रूप धिg हुई थी।

अंतर-   राज्यीय व्यापार की मात्रा।

        इसमें कोई संह नहीं है दिक अधि/दिनयम की /ारा 8      फर्मिनशिंशग ई पर दिचार करती ह।ै

प्रपत्र-सी और प्रपत्र-डी जहां अंतर-राज्यीय दिबक्री पंजीकृत दिके्रता या राज्य के बाहर सरकारी दिभाग को की जाती ह।ैदिकन एक
   अधि/सूचना जो /ारा 8  की उप-  /ारा (5)      के तहत जारी की जाती है, गैर-          अरो/क खंड को खते हुए एक प्रब प्रभा डा

 सकती ह।ैप्रपत्र-   सी और प्रपत्र-             डी को राजस्थान के दिके्रताओं द्वारा पंजीकृत दिके्रता एफ को की जा रही अंतर-    राज्यीय दिबक्री का
   प्रमाण माना जाता ह।ै

                    या राजस्थान के बाहर दिकसी सरकारी दिभाग में।दिादित अधि/सूचना में दिके्रता को दिब या नक ज्ञापन पर खरीार का नाम
        और पता ज1 करना होता है जिजसे उसे अंतर-                राज्यीय दिबक्री के संबं/ में जारी करना होता है और दिके्रता को यह सादिबत करना
   होता है दिक न-  न अंतर-              राज्यीय दिबक्री की प्रकृधित का था।हम इस बात से सहमत नहीं हैं दिक फॉम1-   सी और फॉम1-   डी प्रस्तुत
                      करने की आश्यकता के प्रधितस्थापन के ग्विए जी डीर को दिब या नक ज्ञापन में खरीार का नाम और पता ज1 करना

                      अदिनाय1 बनाने से कर चोरी में सुदि/ा होगी।राजस्थान राज्य का अनुभ रहा है दिक इस तरह की अधि/सूचनाओं के जारी होने से
  सीमेंट की अंतर-          राज्यीय दिबक्री पर उसके कर राजस् में धिg हुई ह।ै

श्री शांधित भषूण ने इस एच के दिनण1य पर दृढ़ता से भरोसा दिकया था

 ए 448

    सXच्च न्यायाय की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी.5   एस सी आर।

भारतीय सीमेंट (ऊपर) के माम में एक न्यायाय।यह न्यायाय उस माम पर दिचार कर रहा था जिजसमें आंध्र प्रश राज्य ने
   अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)      के तहत उस राज्य से अंतर-               राज्य व्यापार या ाशिणज्य के ौरान की गई दिबक्री के संबं/ में कर की र

                      को कम करने के ग्विए एक अधि/सूचना जारी की थी।अधितयाबारी टी कंपनी में इस न्यायाय के फैसों का उल्लेख करने के बा।
ग्विदिमटेड, एन. के.  नटराज मुग्वियार,

    ाग्वियर रयेॉन रशेम दिनमा1ण (डब्ल्यू. ी. जी.) कं.    ग्विदिमटेड और सीताक्ष्मी दिमल्स
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( ऊपर),     इस न्यायाय ने पृष्ठ 759    पर दिनम्नग्विग्विखत दिटप्पणी कीः

" अंतर-              राज्यीय दिबक्री कर की र में बा से मुक्त व्यापार प्रभादित नहीं होता है

            और ाशिणज्य और एक स्थानीय रीयता पैा करता है जो इसके दिपरीत है

   संदि/ान के भाग XIII     की योजना।अधि/सूचना का दिस्तार है

       अपंजीकृत दिके्रताओं और हेगडे़ की दिटप्पशिणयों को भी ाभ,

एस.

जे.        माम के इस पहू पर प्रासंदिगक हैं।ोनों अधि/सूचनाएँ

इसग्विए,         आंध्र प्रश सरकार खराब है और इससे प्रभादित है

संदि/ान के भाग XIII के प्रा/ान।इन्हें कायम नहीं रखा जा सकता ह।ै

  काननू में "।

उपरोक्त दिनष्कष1,  संबं/ के साथ,      के दिनण1यों से नहीं आता है

डी.

         इस न्यायाय की संदि/ान पीठ जिजनका संभ1 दिया गया है

इससे पह।अंतर-             राज्यीय दिबक्री कर की र में शिभन्नता की स्पष्ट रूप से अनुमधित है

  अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)    जिजसकी ै/ता को एन. के.        में स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया ह।ै

   नटरजा मुग्वियार मामा (ऊपर)     ।यह भारतीय में दिनष्कष1 है

  सीमेंट मामा (ऊपर) अंतर-       राज्य दिबक्री कर की र में परिरत1न, जो

     ई एक स्थानीय रीयता बनाता है, भाग XIII     की योजना के दिपरीत है

संदि/ान सही नहीं ह।ैभारतीय सीमेंट माम (ऊपर) में संभ1 है

हेगडे़, जे.         की दिटप्पशिणयों के ग्विए जो दिनम्नग्विग्विखत प्रभा ा थे।

"  /ारा 8  की उप-  /ारा (5)       व्यदिक्तगत छूट ने का प्रा/ान करती ह।ै

          जनदिहत में।इस तरह की शदिक्त सभी करा/ान उपायों में ह।ैयह ह।ै

       अप्रत्याशिशत आकल्पिस्मकताओं के ग्विए प्रा/ान करना।उाहरण के ग्विए, जब हाँ

 च

   दिबहार में अका था,            अगर पंजाब में दिकसी व्यापारी ने मा बेचने का बीड़ा उठाया होता

            उस राज्य में एक /मा1थ1 संस्था को दितरण के ग्विए उधिचत मूल्य पर

   जो ोग भखेू थे,       उनके ग्विए यह जनदिहत में होता अगर

             पंजाब सरकार ने उस डीर को दिबक्री का भगुतान करने से छूट ी थी।

कर।ऐसी शदिक्त मुक्त प्राह को तुरतं या सी/े प्रभादित नहीं कर सकती ह।ै

            व्यापार से।दिचारा/ीन शदिक्त को खराब नहीं कहा जा सकता ह।ैअगर ऐसा है तो
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           उस शदिक्त के दिकसी भी रुुपयोग को चुनौती ी जा सकती ह।ै

"

 हम एन. के.  नटराज में हेगडे़, जे.      की ये दिटप्पशिणयाँ नहीं पाते हैं।

  मुग्वियार मामा (ऊपर)           दिकसी भी तरह से इंदिगत करता है दिक सा1जदिनक दिहत में र

अंतर-          राज्यीय दिबक्री कर को कम नहीं दिकया जा सकता था,      भ ही इसका मतब ाभ हो।

 एच गैर-                पंजीकृत दिके्रता को दिया जाता ह।ैसूरी ओर छूट ने की शदिक्त टी श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।

ग्विदिमटेड।ी.  स्टेट (दिकरपा, जे.) 449               को बरकरार रखा गया था बशतi इसका रुुपयोग न दिकया गया हो।हम तनुसार मानते हैं
     दिक भारतीय ए सीमेंट माम (उपरोक्त)         का सही दिनण1य नहीं ग्विया गया है और तनुसार,     खारिरज कर दिया गया ह।ै

श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी माम (उपरोक्त) में, राजस्थान राज्य की ओर से यह तक1 दिया गया था दिक जहां तक राजस्थान
   राज्य का संबं/ ह,ै    अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)       द्वारा दिचारिरत जनदिहत का अथ1 होगा -

                       राजस्थान की जनता के दिहत में और चूंदिक बढे़ हुए राजस् का उपयोग राजस्थान के ोगों के ाभ के ग्विए दिकया जा सकता है, 
                      इसग्विए सत्ता के दिादित प्रयोग को जनदिहत में माना जाना चादिहए।इस तक1 को स्ीकार नहीं दिकया गया और यह खा गया दिक

            सा1जदिनक दिहत की व्याख्या कें द्रीय दिबक्री कर अधि/दिनयम और संदि/ान के अनुच्छे 301  और 304      के संभ1 में की जानी
                      चादिहए।आगे यह अशिभदिन/ा1रिरत दिकया गया दिक राजस् में धिg और राज्य की जनता के ग्विए इसके उपयोग को आम तौर पर ोक

     दिहत में माना जा सकता है,                 दिकन यदि यह अधि/दिनयम की नीधित और संै/ादिनक प्रा/ानों के उद्देश्य के ग्विखाफ जाने का प्रभा
 रखता ह,ै                    तो इसे अपने आप में पया1प्त नहीं माना जा सकता ह।ैहमें ऐसा प्रतीत होता है दिक अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)  स्पष्ट रूप

    से राज्य सरकारों को अंतर-                     राज्य दिबक्री कर की र को कम करने में सPम बनाती है यदि  संतुष्ट हैं दिक सा1जदिनक दिहत में ऐसा
  करना आश्यक ह।ै1957  से पह,  /ारा 8  की उप-  /ारा (5)    ने कें द्र सरकार को,    अन्य बातों के साथ-साथ,   सा1जदिनक दिहत में

दिबक्री कर की र को कम करने की शदिक्त ी थी।कें द्रीय दिबक्री कर संशो/न अधि/दिनयम, 1957 के साथ, संस ने कें द्र सरकार के
               बजाय राज्य सरकारों को यह शदिक्त प्रान की।इस ऐधितहाजिसक पृष्ठभूदिम ई में अधि/दिनयम की /ारा 8  की उप-  /ारा (5)   में दिनर्मिष्ट

                      ोक दिहत में दिनधिkत रूप से संबंधि/त राज्य का ोक दिहत शादिम होगा।यदि कर की र में कमी के परिरणामस्रूप राजस् और
     औद्योदिगक गधितदिधि/यों में ृधिg होती ह,ै   जिजससे उद्योग के साथ-          साथ चनूा पत्थर के खनन में भी रोजगार दिमता ह,ै    तो यह नहीं

            कहा जा सकता है दिक अधि/सूचना जनदिहत में जारी नहीं की गई थी।

एफ.

 च

    श्री दिग्विजय सीमेंट माम (उपरोक्त)           में उपरोक्त दिनण1य में यह भी कहा गया था दिक प्रपत्र-       सी में घोषणा प्रस्तुत करने की
      आश्यकता के बारे में दिचार करते हुए,               यह समझना मुल्पिश्क था दिक राजस्थान राज्य कैसे कर के भुगतान या सीमेंट की अंतर-

                 राज्यीय दिबक्री की चोरी को प्रभाी ढंग से रोक सकता था या रोक सकता था।अधि/दिनयम की /ारा 8 (5)  के तहत,  राज्य सरकार
जी में कुछ भी दिनदिहत होने के बाजू शदिक्त का प्रयोग कर सकती ह।ै

 अनुभाग ने कहा।इसग्विए, प्रपत्र-   सी और प्रपत्र-        डी प्रस्तुत करने के संबं/ में /ारा 8 की उप-  /ारा (4)    की आश्यकता के बाजू,
                  राज्य सरकार कर की र को कम करते हुए ऐसी शत} गा सकती है जो अधि/दिनयम की /ारा 8  की उप-  /ारा (4)    के अनुरूप न
 हों।जब प्रपत्र-   सी और प्रपत्र-              डी प्रस्तुत करने का उदे्दश्य के यह सुदिनधिkत करना है दिक दिबक्री एच ह।ै

450

    सुप्रीम कोट1 की रिरपोट1 [1999] एस. यू. पी. पी.5   एस सी आर।

अंतर-                      राज्यीय दिबक्री के ौरान राज्य सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के ग्विए एक अग तरीका या तरीका प्रान कर सकती ह।ै
  तत्का माम में,         अधि/सूचना का ाभ उठाने की शत1 यह है दिक
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                दिब या नक ज्ञापन में खरीार का नाम और पूरा पता बताना होता है और इसके परिरणामस्रूप,       यह सादिबत करने का बोझ दिक
न-  न अंतर-      राज्यीय दिबक्री की प्रकृधित का था,       दिके्रता पर होता ह।ैअतः मूल्यांकन के समय,

 

        दिके्रता जो उक्त अधि/सूचना का ाभ प्राप्त करना चाहता है,   उसे करना होगा

          राज्य के बाहर खरीार की पहचान स्थादिपत करना और ब में,

    सादिबत करें दिक एक अंतर-         राज्यीय दिबक्री हुई ह।ैजो कर एकत्र दिकया जाता है,           ह उस राज्य को आंदिटत दिकया जाता है जहां से
     मा की आाजाही शुरू होती ह।ैइसग्विए,

               इस सा को प्रासंदिगकता के साथ खा जाना चादिहए दिक क्या कर की चोरी होती है

                      सी उस राज्य के ग्विए।यदि कर में कमी के परिरणामस्रूप अधि/क ोगों को उस राज्य को कर का भगुतान करने के ग्विए
                  प्रोत्सादिहत करके कर संग्रह में ृधिg होती है तो यह आग्रह नहीं दिकया जा सकता है दिक अनुच्छे 301     का उल्लंघन दिकया गया ह।ै

             हम इस दिचार को स्ीकार नहीं कर सकते हैं दिक उक्त अधि/सूचना को दितरिरत करके

प्रपत्र-          सी में घोषणा प्रस्तुत करने की आश्यकता का प्रभा पड़ा

डी कर के भुगतान की चोरी को सुदि/ाजनक बनाना और अध्याय XIII में दिनदिहत संै/ादिनक प्रा/ानों की योजना का उल्लंघन था।

      श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी के माम (ऊपर) में,     यह खा गया था दिकः

ई.

"           हमारा यह भी दिचार है दिक राज्य द्वारा दिया गया औधिचत्य

ई.

       राजस्थान का दिक दिादित अधि/सूचनाओं के परिरणामस्रूप राज्य

             राजस् में ृधिg हुई थी और इस प्रकार  राज्य के ग्विए फायमं थे।

राजस्,           मान्य नहीं है क्योंदिक उक्त अधि/सूचनाओं का दिनमा1ण का प्रभा था

आप।

           राजस्थान में दिनर्मिमत और बेचे जाने ा सीमेंट को प्राथदिमकता ना और

गुजरात में दिनर्मिमत और बेचे जाने ा सीमेंट की दिबक्री के ग्विए नकुसान

           और इस प्रकार मुक्त प्राह पर प्रत्यP और तत्का प्रधितकू प्रभा पड़ा

च

 व्यापार "।

         राजस्थान राज्य द्वारा कर की र को कम करने का,        जैसा दिक हम पह ही ख चुके हैं,        व्यापार के प्राह को बढ़ाने का सी/ा
                 प्रभा पड़ा ह।ैके यह तथ्य दिक गुजरात में सीमेंट की स्थानीय दिबक्री प्रधितकू रूप से प्रभादित हुई ह,ै   इसके परिरणामस्रूप

               दिादित अधि/सूचना को व्यापार के मुक्त प्राह को प्रभादित करने ाा नहीं माना जा सकता ह।ै

जी.

    और संदि/ान के अनुच्छे 301                 का उल्लंघन ह।ैउक्त प्रा/ान एक राज्य से सूरे राज्य में मा की आाजाही से संबंधि/त है और

1
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      जहां तक त1मान माम का संबं/ ह,ै     कर में कमी के साथ,      आाजाही कम होने के बजाय बढ़ी ह।ै

एच.

               श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी माम में तीन न्याया/ीशों की पीठ का दिनण1य श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी।

ग्विदिमटेड।ी.  स्टेट [दिकरपा, जे.] 451 (ऊपर),   हमारी राय में,          सही कानून दिन/ा1रिरत नहीं करता है और ही ए है

            तनुसार अधि/क शाजिसत।उपयु1क्त कारणों से हम दिादित की ै/ता को बरकरार रखते हैं।

   राजस्थान राज्य द्वारा 12 माच1, 1997              को जारी अधि/सूचना के परिरणामस्रूप इस रिरट याधिचका को खारिरज कर दिया गया ह।ै
       ागत के बारे में कोई आश नहीं होगा।

    याधिचका खारिरज कर ी गई।

पी के एस।
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